भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
वित्‍तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 260
(जिसका उत्‍तर 01 दिसम्‍बर, 2015 (मंगलवार)/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाया जाना
260.
श्री महेन्‍द्र सिंह माहरा:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)
क्‍या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों एवं बीमा कम्‍पनियों के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करने पर विचार कर रही है;

(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ग)
क्‍या सरकार ने आई.एफ.सी.आई.लिमिटेड के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक की आयु 60 वर्ष पूरा होने के बाद भी इन्‍हें आई.एफ.सी.आई. की सेवा में जारी रहने की अनुमति प्रदान की है; और
(घ)
यदि हां, तो क्‍यों? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क) और (ख): जी, नहीं। इस प्रकार के किसी प्रस्‍ताव पर विचार नहीं किया गया है।
(ग) और (घ): भारतीय औद्योगिक वित्‍त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड) के मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को दिनांक 12.12.2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्‍त किया गया था।  आईएफसीआई दिनांक 07.04.2015 से सरकारी कम्‍पनी बन गई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आईएफसीआई लिमिटेड के सीईओ एवं एमडी और डीएमडी को उनकी अधिवर्षिता की आयु से परे उनके कॉन्‍ट्रैक्‍ट की अवधि के समाप्‍त होने तक, अर्थात् दिनांक 11.12.2016 तक, सेवा में बने रहने की अनुमति दी है।  
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